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HARYANA GOVT GAŻ , NOV. 1, 1988 (KRTK . 10, 1910 SAKA ) 


[ PART 1 


श्रम विभाग 
दिन क 2.1 अक्तूबर , 1988 
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सदस्य 


सदस्य . 


सं ० 11 / 39/83-4 श्रम . - इत अधिसूच T. द्वारा हरियाणा के राज्यपाल राज्य एण्ड इम्पलीमेन्टेशन कमेटी का गठन 
करते हैं । जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :-- 
स्वतन्त्र प्रतिनिधि 
राज्य मन्त्री , श्रम तथा रोजगार 

अध्यक्ष 
2. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम तथा रोजगार विभाग 
श्रम प्रामुक्त , हरियाणा 

सदस्य सचिव 
प्रबन्धकों के प्रतिनिधि 
1. श्री सोम नाथ, शांति राईस मिल , पिहोवा जिला, कुरुक्षेत्र 

सदस्य 
एम ० एल ० विज , उप- प्रधान, बी ० टी ० एम ०, भिवानी 

सदस्य 
3. श्री पी ० डी ० गुप्ता, मैसर्जलिटी फुटवीयर , करनाल 

सदस्य 
श्री रमन मुन्झाल , एम ० डी ० होरो हाण्डा, धारूहेड़ा 

सदस्य 
5. श्री के ० सी ० लखानी , प्रेसीडेर , फरीदाबाद इण्डस्ट्रीज एसोसीयेशन , 

फरीदाबाद 
श्रमिकों के प्रतिनिधि 

1. प्रो ० शमशेर सिंह, लोक मज र संगठन , डी ० ए ० वी ० कालेज , पिहोवा , 
जिला कुरुक्षेत्र 

सदस्य 
2. श्री ए ० डी ० नागपाल , एच ० एम ० एस ० ( एल ० आई० सी ० विल्डिंग ) , 
चण्डीगढ़ 

सदस्य 
3. श्री मोहन लाल , प्रेजीडेन्ट संदू, फरीदाबाद 
4. श्री दर्शन सिंह, प्रेजीडेन्ट एटर , फरीदाबाद 

सदस्य 
5. प्रो ० सुखनन्दन सिंह, बी ० एम एस ० जी ० एम ० एन ० कालिज , अम्बाला कैंट सदस्य 

2. कमेटी का उद्देश्य पंचाट तथा समझौते आदि को परिपालना के न कराने के केसों बारे सभी सम्बन्धित के 
ध्यान में लाना है तथा ऐसे वैद्य और सामान्य उपायों को ढूंढ निकालना है जिससे के नियोक्ताओं द्वारा इनकी परिपालना 
करवाई जा सके तथा नियोक्ताओं/ श्रमिकों द्वारा कोड आफ डिस्पिलिन की उचित परिपालना तथा मान्यता करवाना है । 

3. कमेटी का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा परन्तु कमेटी या और सब-कमेटी जो इस द्वारा स्पोन्सरड 
(SPONSORED ) की गई हो की बैठक हरियाणा राज्य के दूसरे स्थानों पर की जा सकेगी । 

4. कमेटी के गैर - सरकारी सदस्य ह रयाणा सरकार के परिपत्र सं ० 704-पोल ( 4)-72/9855, दिनांक 8 अप्रैल , 
1972 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों ( समयर मय पर यथा संशोधित ) के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के हकदार 
होंगे । गैर -सरकारी सदस्य जब यात्रा करेंगे । उन पर दूसरी शर्ते जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए टी ० ए० रुल्ज़ 
में लिखी है , लागू होंगी । 

5. उपरोक्त कमेटी में गैर -सरकारी सदस्यों के याना व दैनिक भत्ता वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत से .बजट लेखा 
हैड ( 287 - श्रम तथा रोजगार-ए- श्रम ) (नान - नान ) के अंतर्गत वहन किया जाएगा । संयुक्त श्रम आयुक्त, हरियाणा कमेटी 
के गैर- सरकारी सदस्यों के याना भत्ता बिलों के कन्द्रोलिंग अधिकारी होंगे । 

6. श्रमिकों /नियोक्तामों के प्रतिनिधिों को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह अपने साथ अधिक से अधिक दो 
सलाहकार प्रत्येक केस में साथ रख सकते हैं । परन्तु इन सलाहकारों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता का अधिकार नहीं 
होगा । 

7. कमेटी की अवधि इस सूचना । राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से दो वर्ष होगी, कमेटी की बैठक अध्यक्ष 
जब चाहें , आवश्यकता अनुसार बुला सकेंगे । 

मीनाक्षी प्रानन्द चौधरी , 
पायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम तथा रोजगार विभाग ! 


। 


भीयुक्त 


